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महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण 

धिसूचना 

मुम्बई, 17 जुलाई, 2003 
सं. टीएएमपी/90/ 2002 - एमओपीटी . - महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) के खंड 48 के अन्तर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एततद्वारा मुरगांव पत्तन न्यास में धूल दबाने वाली जलयुक्त प्रणाली 
किराए पर प्राप्त करने पर आई अतिरिक्त लागत वसूलने के लिए प्रभार लगाने हेतु मुरगांव पत्तन न्यास के प्रस्ताव को इसके साथ संलग्न 
आदेश के अनुसार अनुमोदन प्रदान करता है । 

अनुसूची 

प्रकरणसं. टीएएमपी / 90/ 2002- एमओपीटी 
मुरगांव पत्तन न्यास 

आवेदक 
आदेश 
( जुलाई 2003 के 8 वें दिन पारित ) . 


यह प्रकरण मुरगांव पत्तन में धूल दबाने वाली जलयुक्त प्रणाली किराए पर प्राप्त करने पर आई अतिरिक्त लागत 
वसूलने के लिए प्रभार लगाने हेतु मुरगांव पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव के संबंध में है । 
2.1. एमओपीटी ने अपने प्रस्ताव पक्ष में निम्नलिखित बिंदुउठाए हैं : 
(i) प्रदूषण नियंत्रण मानकों को पूरा करने केलिए और आईएसओ- 14001 की आवश्यकताओं में से एक आवश्यकता 

के रूप में, नियामक मानकों को पूरा करने के लिए, पत्तन को वायु में धूल की सघनता के स्तर को नियंत्रण में रखना 

ही होगा । 
( ii ) जैसा कि वास्को शहर पत्तन न्यास के लंगरगाह 10 और 11 ( कोयला /कोक लंगरगाह ) के समीप है; और इन 

कोयला लंगरगाहों से उठने वाली धूल प्रदूषण संबंधी समस्याएं पैदा करती है, पत्तन ने लगभग 60 लाख रुपये 
प्रतिवर्ष की लागत पर धूल दबाने वाली जलयुक्त प्रणालीकिराए पर अर्जित करने के लिए एक करार किया है । 
इसमें एक लदान केन्द्र की स्थापना और रासायनिक योजकों सहित तीन मोबाइल टैंकरों का प्रावधान शामिल किया 
गया है । उनके साथ लगे हुए तीन नोज़लों और उनके साथ जुड़े श्रमिकों / कर्मचारियों के साथ इन तीनों मोबाइल 
टैंकरों का उपयोग, लंगरगाह सं. 10 और 11 में कोयले के ढेरों पर सभी दिन तीनों पालियों में रासायनिक 

योजकयुक्त जल छिड़कने के लिए किया जाएगा । 
(iii ) वसूली के लिए प्रस्तावित इस लागत में जल और विद्युत की लागत शामिल नहीं है, जो पत्तन द्वारा, सेवा प्रदान 

करने वाले को नि : शुल्क प्रदान की जाती है । 
Devg aur 
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( iv ) 


जैसा कि पत्तन द्वारा वहन की जाने वाली यह एक अतिरिक्त लागत है, और कोयले / कोक पर एकत्रित किए जाने 
वाले बंदरगाह शुल्क में सम्मिलित नहीं होती है या एमओपीटी के हाल ही में किए गए संशोधन में इस पर विचार 
नहीं किया गया था , प्रस्ताव किया जाता है कि इस अतिरिक्त लागत को वसूल करने के लिए, कोयले । कोक के 
आयातकों पर एक विशेष - प्रभार निर्धारित किया जाए । 
30 सितम्बर 2002 को हुई अपनी बैठक में न्यासी मंडल ने, टीएएमपी से अनुमोदन मिल जाने पर, लंगरगाह 10 

और 11 पर प्रहस्तित कोयले । कोक पर रु. 2.25 प्रति टन की दर से सरचार्ज लगाने को अनुमोदन प्रदान किया है । 
पिछले वर्ष 27 .27 लाख टन कोयला प्रहस्तित किए जाने के आधार पर दर रु. 02 . 22 प्रति टन (विद्युत और जल 
की लागत छोड़कर) आकलित हुई है । जिसे राऊंड ऑफ कर दिया गया है और रु. 2. 25, प्रति टन निर्धारित की 


2.2 इस पृष्ठ भूमि में , एमओपीटी ने लंगरगाह सं. 10 और 11 पर प्रहस्तित कोयला / कोक पर रु. 2.25 प्रति टन का प्रभार 
लगाने को अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है ।। 


3 . निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, एमओपीटी का प्रस्ताव संबंधित उपयोगकर्ता संगठनों के पास उनकी टिप्पणी के 
लिए भेजा गया था । 
4. इस प्रकरण में, 17 जून 2003 को एमओपीटी परिसर में एक संयुक्त सुनवाई हुई थी । उस संयुक्त सुनवाई में एमओपीटी 
और संबंधित उपयोगकर्ताओं ने अपना - अपना पक्ष रखा । 
5.1. प्रस्ताव की आरम्भिक जांच- पड़ताल करने पर , एमओपीटी से निम्नलिखित बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी देने का 
अनुरोध किया गया: 

(i) धूल दबाने वाली जलयुक्त प्रणाली की ठीक - ठीक लागत । 
( ii ) वर्ष 2002 - 2003 में कोयले / कोक की कितनी मात्रा का प्रहस्तन किया गया और अगले वित्तीय वर्ष 2003 - 2004 

में कितना यातायात अपेक्षित है । 


। 


5.2 . प्रत्युत्तर में एमओपीटी ने निम्नलिखित विवरण दिया है : 
(i ) धूल दबाने वाली जलयुक्त प्रणाली का करार मूल्य रु. 58 , 96 , 120 / - है । इसमें जल और विद्युत पर आने वाली 

लागत शामिल नहीं है क्योंकि इनकी आपूर्ति पत्तन द्वारा की जाएगी । 
(ii ) वर्ष भर में प्रहस्तित कोयले । कोक की मात्रा , 

इलाख टन में ) 
| अप्रैल से नवम्बर 2002 

16. 11 
1 दिसम्बर 2002 से मार्च 2003 तक (प्रक्षेपित ) | 07. 54 

कुल | 23 .65 


(iii ) 


वर्ष 2003-2004 के लिए प्रक्षेपित मात्रा 25.50 लाख टन है । 


6 . इस प्रकरण में परामर्श ( लेने - देने ) से संबंधित प्रक्रिया इस प्राधिकरण के कार्यालय के अभिलेख में उपलब्ध है । संबंधित 
पक्षों से प्राप्त टिप्पणियों और उनके द्वारा दिए गए तों के अंश प्रासंगिक पक्षों को अलग से भेजे जाएंगे । ये विवरण हमारे 
वैबसाइट - www.tariffauthority. org पर भी उपलब्ध होंगे । 


. 7. 


इस प्रकरण की प्रक्रिया के दौरान एकत्रित की गई सूचना के संदर्भ से, निम्नलिखित स्थिति उभरती है: 

हाल ही में , इस प्राधिकरण ने विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास में धूल भरे सामान पर पानी छिड़कने के लिए एक विशेष 
दर को अनुमोदन प्रदान किया है । यह प्रस्ताव भी उन्हीं रुपरेखाओं पर है । वीपीटी स्थित प्रणाली का स्वामी पत्तन है ; 
किन्तु एमओपीटी द्वारा यह सुविधा किराए पर ली जा रही है । एमओपीटी का यह निर्णय संभवत: बूट व्यवस्था के . 
सन्तर्गत कोयला । कोक के प्रहस्तम हेत अलग लंगरगाहों के हो रहे विकास के कारण है । 
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(ii ) 


( iii) 


इस सुविधा के उपयोगकर्ता (जिंदल विजयानगरम् स्टील लिमिटेड जेवीएसएल ) ने, अलग प्रभार लगाने की 
आवश्यकता पर आपत्ति उठाने के साथ विभिन्न आपत्तियाँ उठाई हैं । यहां यह बता देना प्रासंगिक होगा कि वीपीटी से 
संबंधित प्रक्रिया ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित सिद्धांत “प्रदूषक भुगतान करें " को स्पष्ट किया है । स्पष्टतया 
पत्तन प्रदूषक नहीं है । किन्तु एक सार्वजनिक न्यास के रूप में और कार्गो प्रहस्तन संबंधी सुविधाएं उपलब्ध करवाने 
वाले व्यक्ति के रूप में एमओपीटी ने कोयला लंगरगाह पर प्रदूषण नियंत्रक प्रणाली प्रदान की है । इस बात को तो 
मानना ही पड़ेगा कि पत्तन न्यास द्वारा प्रदत्त कोई भी सेवा / सुविधा एक लागत के साथ आएगी । पत्तंन न्यास सामान्य 
रूप से स्वयं वित्त पोषी संगठन है और अपने आवर्ती व्ययों ( यहां तक की काफी हद तक , पूंजी) के लिए भी सरकार 
से इन्हें सहायता के रूप में कोई अनुदान नहीं मिलता । इसके आगे एमओपीटी ने स्पष्ट किया है कि कोयले । कोक का 
बंदरभाड़ा अभिकलित करने के लिए आनुषंगिक व्यय गिना नहीं गया था । उसके वैसा होते हुए , एमओपीटी द्वारा, 
धूल दबाने वाली प्रणाली पर आने वाले व्यय को वहन करने के लिए एक अलग प्रभार वसूलना अनुचित न होगा । 
मानसून की ऋतु में छिड़काव करने की आवश्यकता के विषय में जेवीएसएल के तर्क का एमओपीटी ने अच्छा जवाब 
दिया है । इस तथ्य के अलावा कि कोयले । कोक पर रसायन मिला पानी छिड़कने का कार्य मानसून ऋतु में पूरी तरह 
छोड़ा नहीं जा सकता, यह स्पष्ट नहीं है कि क्या इस सुविधा के लिए खंडों में करार करना संभव और किफायती होगा 
। जैसाकि एमओपीटी ने उल्लेख किया है, यदि मानसून की अवधि वाली मात्रा को प्रस्तावित प्रभार से बाहर रखा 
जाता है तो शेष अवधि में प्रहस्तित मात्रा को उच्च दर से भुगतान करना होगा क्योंकि इस व्यवस्था के कारण वसूले 
जाने वाले वार्षिक व्यय में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है । 
एमओपीटी ने प्रस्तावित दर निकालने के उद्देश्य से 27 .50 लाख टन यातायात आधार पर विचार किया है । इसकी 
तुलना में वर्ष 2002 - 2003 में कोयले / कोक की 23 . 65 लाख टन ( अनन्तिम ) मात्रा का प्रहस्तन किया गया और 
वर्ष 2003 - 2004 में 25.50 लाख टन प्रहस्त किए जाने का अनुमान है । इस स्थिति को देखते हुए, जेवीएसएल 
द्वारा यातायात की वृद्धि और पत्तन को प्राप्त होने वाले अतिरिक्त राजस्व के बारे में उठाए गए मुद्दे का आधार स्ष्ट 
नहीं है । 


( iv ) 


. 


(v ) 


धूल दबाने वाली प्रणाली पर वार्षिक व्यय रु. 58. 96 लाख और 27.50 लाख टन यातायात आधार पर विचार करते 
हुए दर रु. 2. 14 प्रति टन अभिकलित होती है । इस दर को रु. 2. 25 प्रति टन पर पूर्ण करना जैसाकि एमओपीटी ने 
प्रस्ताव किया है, आवश्यक और उचित नहीं जान पड़ता है । इसे रु. 2. 15 प्रति टन पर समेटा जा सकता है । 


( vi ) 


संयुक्त सुनवाई में , संबंधित उपयोगकर्ताओं का एक निकाय बनाने और, पत्तन द्वारा इस प्रकार की सेवा प्रदान करने के . 
बजाए, इस निकाय द्वारा इस सुविधा का प्रचालन करने पर संक्षिप्त विचार -विमर्श हुआ था । जेवीएसएल इस 
संभावना की आगे जांच -पड़ताल करने पर और पत्तन न्यास के साथ इस पर विचार करने के लिए सहमत हो गया । 
यदि यह प्रस्ताव क्रियान्वित हो जाता है तो यह भविष्य में लागू होगा । उस समय तक, पत्तन यह सेवा प्रदान करता 
रहेगा । इसलिए इस सुविधा के संभावित निजीकरण से संबंधित विषय में किसी विकास की प्रतीक्षा किए बिना, 
एमओपीटी द्वारा प्रदत्त सुविधाओं और सेवाओं के लिए एक प्रभारनिर्धारित करना आवश्यक है । 


8. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों से एवं समग्र विचार -विमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण धूल दबाने वाली 
जलयुक्त प्रणाली पर होने वाले व्यय की वसूली के लिए, एमओपीटी के लंगरगाह सं . 10 और 11 में प्रहस्तित कोयले । कोक पर 
रु . 02 . 15 प्रति टन की दर ( से प्रभार लगाने के प्रस्ताव ) को अनुमोदन प्रदान करता है । 


अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष 
. [विज्ञापन IIV/143/2003/ असा. ] 


. . . 


. 


- 


- 


- 


they 


- 


- - 


- 
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TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS 

NOTIFICATION 

Mumbai, the 17th July , 2003 
No. TAMP /90 / 2002-MOPT. - In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port 
Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963 ), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal of the 
Mormugao Port Trust for charging of a levy towards recovery of the additional cost on acquisition of Wet Dust 
suppression system on hire at the Mormugao Port Trust as in the Order appended hereto . 


SCHEDULE 


Case No . TAMP /90 /2002 -MOPT 


The Mormugao Port Trust 


Applicant 


ORDER 
(Passed on this 8th day of July 2003 ) 


This case relates to a proposal received from the Mormugao Port Trust 
(MOPT) about charging of a levy towards recovery of the additional cost on acquisition of 
wet dust suppression system on hire . 


2.1 . 


The MOPT has made the following points in its proposal : 


in order to satisfy the poiiution controi norms and also , as one of the 
requirements under ISO 14001, the port has to contain the level of dust 
concentration in the air to meet the regulatory norms. 


Since the Vasco city is near to the berths 10 and 11 (coal/coke berths) of 
the Port trust and the dust emanating from these coal berths is causing 
pollution problems, the port has entered into a contract for acquiring wet 
dust suppression system on hire at a cost of around Rs.60 lakhs per 
annum . This includes setting up of a loading station and provision of 3 
mobile tankers alongwith chemical additives . These mobile tankers with 
fixed nozzles and manpower attached to it will be used for spraying water 
mixed with the additives on the coal stacks all the 3. shifts on all days at 
berth nos . 10 and 11 . 


The cost proposed to be recovered does not include the cost of water and 
power, which is supplied by the port to the service provider free of cost. 


(iv ). 


Since this is an additional cost incurred by the port, and is not covered 
under the wharfage charges collected on coal/ coke , or considered during 
the recent revision of the Scale of Rates of the MOPT, it is proposed to fix 
a special levy , towards recovery of this additional cost from the importers of 
coal/coke . 


(v ). 


The Board of Trustees in its meeing held on 30 September 2002 has 
approved to levy a surcharge of Rs.2.25 per tonne on the coal/ coke 
handled at Berth nos . 10 and 11 subject to the approval of the TAMP . 
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( vi). 


Based on the quantity of 27 .25 lakh tonnes of coal handled during the 
pervious year, the rate works out to Rs.2.22 per tonne ( exclusive of the 
cost of power and water ), which is rounded off and fixed at Rs .2 .25 per 
tonne . 


2 . 2 . . 

In this backdrop , the MOPT has requested the Authority to approve a levy 
charge of Rs. 2. 25 Per tonne on the coal / coke handled at Berth Nos 10 and 11. 


· In accordance with the consultative procedure prescribed , the MOPT 
proposalwas forwarded to concerned user organisations for their comments . 


A joint hearing in this case was held on 17 June 2003 at the MOPT 
premises. At the joint hearing , the MOPT and the concerned users have made their 
submissions. 


5 . 1. - 

On a preliminary scrutiny of the proposal, the MOPT was requested to 
furnish additional information on the following points : 


(i). 


Exact cost of the wet dust suppression system . 


Quantity of coal/coke handled during 2002 -03 and , the traffic projections for 
the next financial year 2003-04 . 


5 . 2 . 


In response, the MOPT has furnished the following details : 


The coniract value of the wet dust suppression system is Rs.58 , 96 , 120/-, 
excluding the cost ofwater which would be supplied by the port. 


(ii). 


The quantity of coal / coke handled during the year : 


( in lakh tonnes ) 

16 . 11 


: 


7 .54 


April to November 2002. 
From December 2002 to March 2003 
(projected ) 

Total 


23.65 


(iii). 


The Projected quantity for the year 2003-04 is 25 .50 lakh tonnes . 


The proceedings relating to consultation in this case are available on 
records at the office of this Authority , An excerpt of the cornments received and arguments 
made by the concerned parties will be sent separately to the relevant parties . These 
details will also be available at our website www . tariffauthority . org . 


7 . . With reference to the totality of information collected during the processing 
of this case , the following position ernerges : 


(i). 


Recently , this Authority has approved a special rate for water sprinkling on 
dusty cargo at the Visakhapatnam Port Trust . This proposal is also on 
sirnilar lines. The systern at the VPT is owned by the Port ; but, the facility 
is hired by the MOPT , This decision of the MOPT is perhaps due to the on 
going development of separate berths for handling coal/coke under BOOT 
arrangernent. 
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The Jindal Vijayanagaram Steel Limited ( JVSL ), the main user of this 
facility , has raised various objections including questioning the very 
necessity of charging a separate levy . It is relevant here to point out that 
the proceedings relating to VPT brought out the principle of Pollutors Pay 
enunciated by the Supreme Court. Obviously , the port is not the pollutor . 
But, as a public trust and the person responsible to provide cargo handling 
facilities , the MOPT has provided pollution control system at the coal 
berths . It has to be recognised that any service / facility provided by a port 
trust will come with a cost. Port Trusts are generally self financing 
organisations and do not get any grant from the Government to support 
their recurring (even to a large extent, capital) expenditure . Further , the 
MOPT has clarified that the relevant expenditure was not reckoned for 
computing wharfage charges for coal / coke . That being so , it will not be 
unreasonable for the MOPT to recover a separate charge to meet the 
expenditure on the dust suppression system . 


The argument of the JVSL about the need for spraying during the monsoon 
season is well countered by theMOPT. Apart from the fact that spraying of 
chemical mixed water on coal/coke cannot be completely dispensed with 
during monsoon , it is not clear:whether it would be feasible and economical 
to have contract for providing this facility in parts . As has been pointed out 
by the MOPT, if monsoon period quantity is excluded from the purview of 
the proposed levy , the quantity of cargo handled during the remaining 
period will have to pay a higher rate as the annual expenditure to be 
recovered may not perhaps undergo any change due to such an 
arrangement 


The MOPT has considered a traffic base of 2.75 million tonnes for the 
purpose of arriving at the proposed rate . As against this , the quantity of 
coal/coke traffic handled is around 23.65 lakh tonnes in 2002 -03 
(provisional) and 25 .50 lakh tonnes in 2003 - 04 ( estimated ). In view of this 
position , the basis of the pointmade by the JVSL about traffic growth and 
additional revenue to the port is not clear. 


Considering the annual expenditure ofRs 58 . 96 lakhs on dust suppression 
systern and a traffic base of 2 .75 million tonnes , the rate works out to Rs 
2 . 14 per tonne. It does not appear necessary and appropriate to round off 
this rate to Rs 2 . 25 , as is proposed by the MOPT. It can be pegged at Rs 
2 . 15 per tonne . 


(vi). 


There has been a brief discussion at the joint hearing on the possibility of 
the concerned users forming a consortium and operating this facility 
instead of the Port providing such a service . The JVSL agreed to examine 
this proposition further and take up with the Port Trust. If this proposal 
materializes, it will be with prospective effect. Till such time , the Port will 
be providing this service . It is , therefore , necessary to fix a charge for the 
facility and service provided by the MOPT without waiting for the 
development in the matter relating to possible privatisation of the facility . 


In the result , and for the reasons given above , and based on a collective 
application of mind , this Authority approves a rate of Rs. 2 . 15 per tonne on coal / coke 
handled at Berth nos. 10 and 11 of the MOPT towards recovery of the expenditure on wet 
dust suppression system . 

AL. BONGIRWAR , Chairman 
(ADVT HVV/143/ 2003/Exty .) 
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